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( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 155 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 19 मार्च 2010 - फाल्गुन 28, शक 1931 


विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश 


भोपाल , दिनांक 18 मार्च 2010 


. . क्र . 6195 -विधान - 2010. - मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश 
जन शिक्षा ( संशोधन ) विधेयक , 2010 ( क्रमांक 6 सन् 2010 ) जो विधान सभा में दिनांक 18 मार्च, 2010 को पुर: स्थापित हुआ है . जनसाधारण 
की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है . 


डॉ . ए. के . पयासी 

प्रमुख सचिव , 
मध्यप्रदेश विधान सभा. 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010 


मध्यप्रदेश विधेयक 
क्रमांक ६ सन् २०१० 


मध्यप्रदेश जन शिक्षा ( संशोधन ) विधेयक , २०१०. 


मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम , २००२ को संशोधित करने हेतु विधेयक . 


भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान -मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -- 


संक्षिप्त नाम. 


१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जन शिक्षा ( संशोधन ) अधिनियम, २०१० है . 


धारा २ का संशोधन, 

.. 


२. मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२ ( क्रमांक १५ सन् २००२ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम 
के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २ में , खण्ड ( ङ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्: 


( ङ ) 


“ जन शिक्षा प्रभारी से अभिप्रेत है जन शिक्षा केन्द्र के रूप में पदाभिहित किए जाने वाले हायर 
सेकेण्डरी स्कूल या हाई स्कूल का प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य "; 


धारा१४ का संशोधन. 


३. मूल अधिनियम की धारा १४ में , 


" ( एक ) उपधारा ( १ ) के स्थान पर , निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् : 


. 


. . " ( १ ) 


राज्य सरकार प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये प्रत्येक जिले में 
कुछ अथवा समस्त हायर सेकेण्डरी स्कूलों या हाई स्कूलों को जन शिक्षा केन्द्र के रूप में 
पदाभिहित करेगी. ". 


( दो ) उपधारा ( २ ) में , खण्ड ( ख ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् : 


“ ( ख ) प्रत्येक जन शिक्षा केन्द्र में , केन्द्र तथा इसके स्कूलों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करने के 

लिए दो जन शिक्षक होंगे, और जन शिक्षक जिले में के शिक्षकों में से चुने जाएंगे . ". 


निरसन तथा 
व्यावृत्ति . . 


४. ( १ ) मध्यप्रदेश जन शिक्षा ( संशोधन ) अध्यादेश , २०१० ( क्रमांक १ सन् २०१०) एतद्द्वारा निरसित किया 
जाता है . 


( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई 
कार्रवाई , इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी . 


उद्देश्यों और कारणों का कथन 


स्कूल शिक्षा के अधिकारियों तथा शिक्षाविदों द्वारा किए गए मूल्यांकनों तथा क्षेत्र की मानीटरिंग से यह बात स्पष्ट हुई है कि शिक्षा 
की गुणवत्ता के लिए किए गए प्रयासों में जन शिक्षक ( समूह स्तर ) सबसे कमजोर कड़ी रही है. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा 
की गुणवत्ता में सुधार करने तथा स्कूलों के समूह हेतु शिक्षकों को शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने का मुख्य लक्ष्य हासिल करने हेतु जन 
शिक्षकों की व्यवस्था आरम्भ की गई थी , तथापि, जन शिक्षक इस लक्ष्य को पूरा करने में पर्याप्त रूप से समर्थ नहीं हो पाए हैं , क्योंकि संरचना 
में , जन शिक्षक सबसे कनिष्ठ व्यक्ति होने के कारण उनके लिए उनसे वरिष्ठ शिक्षकों का पर्यवेक्षण करना और उन्हें शैक्षणिक सहायता उपलब्ध 
कराना एक कठिन तथा चुनौतीपूर्ण कार्य है . 


Ch 
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२. वर्तमान में सहायक शिक्षक और सहायक अध्यापक भी जन शिक्षकों के रूप में पदस्थ किये जा सकते हैं . अपर्याप्त शैक्षणिक योग्यता 
और अध्यापन अनुभव के कारण ये लोग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहायता मुहैया कराने 
में असमर्थ हैं . माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक अपने - अपने समूहों में जन शिक्षा केन्द्र के भारसाधक हैं . तथापि , प्रशासनिक अनुभव और . 
वरिष्ठता की कमी के कारण वे प्रभावी नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने में असमर्थ हैं . 


३. जिला स्तर पर, जिला शिक्षा केन्द्र और जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारी/ सहायक आयुक्त , आदिम जाति कल्याण, एक दूसरे 
के समानान्तर कार्य कर रहे हैं . इसी तरह खण्ड ( ब्लाक ) स्तर पर , खण्ड शिक्षा कार्यालय के अधिकारी एवं समन्वयक , खण्ड संसाधन केन्द्र , 
एक दूसरे के समानान्तर कार्य कर रहे हैं . ये संरचनात्मक व्यवस्थाएं , शासकीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित 
कर रही हैं . भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों , राज्य शासन की " मंथन " कार्यशालाओं से उभरकर आ रहीं सिफारिशों और क्षेत्र 
से मिल रही जानकारियों एवं चुनौतियों के आधार पर इन समानान्तर संरचनाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता आ पड़ी है. 


४. अतएव, यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२ ( क्रमांक १५ सन् २००२ ) में यथोचित संशोधन करके स्थिति 
में सुधार लाया जाए तथा स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार लाने के राज्य के प्रयासों में बढ़ोतरी की जाए. 


५. संशोधनों के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं : 
( १ ) बेहतर पर्यवेक्षण तथा शैक्षणिक सहायता के माध्यम से स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक 

संरचनात्मक परिवर्तन करना. 


( २ ) स्कूल शिक्षा विभाग में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना. 


• ६. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और राज्य विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अत : इस प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश जन शिक्षा ( संशोधन ) 
अध्यादेश , २०१० ( क्रमांक १ सन् २०१० ) प्रख्यापित किया गया था . अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान 
मण्डल का अधिनियम , बिना किसी संशोधन के साथ लाया जाए. 


७. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है . 


भोपाल : 
तारीख ९ मार्च, २०१०. 


श्रीमती अर्चना चिटनीस 

भारसाधक सदस्य . 


अध्यादेश के संबंध में विवरण 


स्कूल शिक्षा के अधिकारियों तथा शिक्षाविदों द्वारा किये गये मूल्यांकनों तथा क्षेत्र की मॉनीटरिंग से यह बात स्पष्ट हुई है कि शिक्षा 
की गुणवत्ता के लिये किये गये प्रयासों में जन शिक्षक ( समूह स्तर ) की सबसे कमजोर कड़ी रही है. अपर्याप्त शैक्षणिक योग्यता और अध्यापन 

ये लोग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को गुणवत्तापूर्वक शैक्षणिक सहायता मुहैया कराने में असमर्थ 
हैं . इन्हीं कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम , २००२ में तत्काल संश 


चूंकि मामला अत्यावश्यक था और राज्य विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अत : इस प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश जनशिक्षा ( संशोधन ) 
अध्यादेश , २०१० ( क्रमांक १ सन् २०१० ) प्रख्याति किया गया था . 


डॉ . ए. के . पयासी 

प्रमुख सचिव , 
मध्यप्रदेश विधान सभा . 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010 . 


